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सूचना

No.-RULE-801/51/2026-LABOUR सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 156
और 158 के अधीन अपेक्षित आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम,
2021 के प्रारूप को छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2021/16, दिनांक 25 मई
2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

और भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5319 (ई), दिनांक 21

नवम्बर, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, धारा 3, उप-धारा (दो) में
प्रकाशित हुई है, के द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के कतिपय
उपबंधों को छोड़कर, प्रभाव में लाया गया है।

अतः अब, राज्य सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की
धारा 154, 156 और 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार द्वारा
निर्मित-

(एक) छत्तीसगढ़ कर्मकार क्षतिपूर्ति नियम, 1962

(दो) छत्तीसगढ़ कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) नियम, 1963

(तीन) छत्तीसगढ़ प्रसूति प्रसुविधा नियम, 1965

(चार) उपादान भुगतान (छत्तीसगढ़) नियम, 1973

(पाँच) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (विनियमन रोजगार सेवा शर्ते) नियम,

2008

(छः) छत्तीसगढ़ कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010

(सात) छत्तीसगढ़ कर्मचारी बीमा न्यायालय नियम, 1963

(आठ) छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा लाभ सेवा प्रणाली) नियम, 1959;

(नौ) छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंतर्गत स्थापित अस्पतालों को आपूर्ति
नियम, 1981;

के अधिक्रमण में तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 द्वारा निरसित होने वाले
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 (1961

का 53), उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39), कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,
1923, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (विनियमन रोजगार सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996
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(1996 का 27) और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33)
जैसी भी स्थिति हो, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को
छोड़कर, निम्न प्रारूप नियमों को एतद द्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 154, 156
और 158 द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, छत्तीसगढ़ राजपत्र जिसमें
इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया हो, की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि की
समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम

विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जा सकता है।
आपत्तियों और सुझावों को एक प्रारूप में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (एक) में

व्यक्ति / संगठन का नाम और पता निर्दिष्ट करना होगा, कॉलम (दो) में उस नियम या
उप-नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना है और कॉलम (तीन) में

संशोधित नियम या उप नियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव और कॉलम (चार) में
उसके कारण निर्दिष्ट करने होंगे।

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में

किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर छत्तीसगढ़
सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
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प्ररूप नियम

अध्याय-एक

प्रारंभिक
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1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.  - (1) ये नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़)

2.

नियम, 2026 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के बाद प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ.  - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(एक) "अपील" से धारा 37 (7) या धारा 105 (1) या 56 (8) के तहत् दी गई

अपील अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो; दायर अपील

(दो) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है-

(क) संहिता की धारा 56 की उप धारा (8) और धारा 105 की उप-धारा (1)

के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या उप श्रमायुक्त या राज्य सरकार

द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, और

(ख) संहिता की धारा 37 की उप-धारा (7) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के

लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कर्मचारी बीमा न्यायालय,

(तीन) "निर्धारण अधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या

स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के राजपत्रित

अधिकारी के समकक्ष पद पर हो, जिसे ऐसी राज्य सरकार ने संहिता के

अध्याया 8 के तहत उपकर के निर्धारण के लिए नियुक्त किया हो;

(चार) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार या संहिता की धारा 72 की

उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(पांच) किसी कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय-चार के अधीन "अंशदान

अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी से अभिप्रेत है उन दिनों की संख्या,

जिसके लिये ऐसा वेतन देय हो, के द्वारा उस कालावधि के दौरान उसे देय

मजदूरी को विभाजित करके प्राप्त समेकित रकम;

(छः) संहिता के अध्याय-चार के अधीन "एक मजदूरी अवधि के दौरान औसत

दैनिक मजदूरी से अभिप्रेत है-
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एक कर्मचारी, जो समय दर के आधार पर नियोजित किया जाता है,

के संबंध में वेतन की वह राशि, जो उसे पूरी मजदूरी अवधि के लिए

देय थी, यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर कार्य

किया होता, यदि मासिक आधार पर दर अवधारित की जाती है तो 26

से विभाजित हो, यदि उसकी पाक्षिक आधार पर दर अवधारित की

जाती है तो 13 से विभाजित हो और यदि उसे साप्ताहिक रूप से

अवधारित किया जाता है तो 6 से विभाजित हो और यदि उसका

दैनिक आधार पर निर्धारण किया जाता है तो 1 से विभाजित हो;

(ख) किसी अन्य आधार पर नियोजित कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि

में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि, जिसे पूर्ण या

आंशिक दिनों की संख्या से विभाजित किया गया है, जिसके लिए

उसने उस मजदूरी अवधि में वेतन के लिए कार्य किया है:

परंतु जहां किसी कर्मचारी को ऐसी वेतन कालावधि के

दौरान किसी भी दिन कार्य किये बिना, वेतन मिलता है, तो उसे 26,

13, 6 या 1 दिन या दिनों के लिए कार्य किया माना जाएगा, यदि

मजदूरी की अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक

दिन हो।

स्पष्टीकरण  - जहाँ कोई भी रात्रि पारी, आधी रात के बाद भी जारी

रहती है, आधी रात के बाद की रात्रि पारी की कालावधि को, उस दिन

की गणना, पूर्ववर्ती दिन के लिए कार्य के भाग के रूप में माना जाएगा;

(सात) "लाभ से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 5 में निर्दिष्ट लाभ;

(आठ) "लाभ कालावधि से अभिप्रेत है लगातार छः महीने से अनधिक की

कालावधि, जो अंशदान अवधि के अनुरूप हो, जैसा कि विनियमों में

विनिर्दिष्ट किया जाए;

(नौ) "मण्डल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा

मण्डल और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जो

धारा 6 एवं धारा 7 के अधीन गठित है;

(दस) "अध्यक्ष से अभिप्रेत है यथास्थिति, छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संनिर्माण

कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक
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सुरक्षा मण्डल, स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या कार्यकारी समिति

का अध्यक्ष

(ग्यारह) "उपकर संग्राहक" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा संहिता के तहत्

उपकर संग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी।

(बारह) "चार्टर्ड इंजीनियर से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो इंजीनियरिंग की उपाधि

धारण करता हो और उसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की

निगमित (कार्पोरेट) सदस्यता हो;

(तेरह) "संहिता" से अभिप्रेत है सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का सं. 36);

(चौदह) "न्यायालय से अभिप्रेत है सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 50 के

अधीन गठित कर्मचारी बीमा न्यायालय,

(पन्द्रह) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" से अभिप्रेत है संहिता के प्रयोजन के लिए ईमेल द्वारा

या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्तुत जानकारी या संसूचना अथवा

किसी भी रीति से डिजिटल भुगतान;

(सोलह) "प्ररूप से अभिप्रेत है कि इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(सत्रह) "निधि से अभिप्रेत है यथास्थिति, संहिता की धारा 108 तथा धारा 141 में

विनिर्दिष्ट, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि एवं सामाजिक

सुरक्षा निधि

(अठारह) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(उन्नीस) "सरकारी प्रतिभूति से अभिप्रेत है सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006

(2006 का सं. 38) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियाँ,

(बीस) "अचल संपत्ति" में सम्मिलित है भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी

से जुड़ी हुई या पृथ्वी से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें

(इक्कीस) "सदस्य से अभिप्रेत है मण्डल का सदस्य,

(बाईस) "चल संपत्ति" से अभिप्रेत है अचल संपत्ति को छोड़कर, सभी प्रकार की

संपत्तिः

(तेईस) "नोडल अधिकारी" से अभिप्रेत है छ०ग० भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार

कल्याण मंडल या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जो निजी क्षेत्र, राज्य

सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के

सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करने वाले भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के
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पंजीकरण, नवीनीकरण और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा किसी भिन्न रूप में

अद्यतनीकरण या इस प्रकार के किसी अन्य कार्य के लिए पदाभिहित है।

नोडल अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों

के कार्यों की देखरेख और निगरानी भी करेगा;

(चौबीस) "नामांकन से अभिप्रेत है संहिता की धारा 55 के अधीन किया गया

नामांकन;

(पच्चीस) "पोर्टल से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम विभाग का पोर्टल;

(छब्बीस) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है एक चिकित्सा व्यवसायी,

जिसका नाम चिकित्सा व्यवसाईयों के पंजीकरण को नियंत्रित करने के

तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन संधारित रजिस्टर में नामांकित

किया गया है;

(सत्ताईस) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर से अभिप्रेत है नियम 29 के

उप-नियम (2) अधीन संधारित महिला कर्मचारियों का रजिस्टर,

(अट्ठाईस) "अनुसूची" से अभिप्रेत है संहिता की अनुसूची;

(उन्तीस) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा;

(तीस) "सचिव से अभिप्रेत है मण्डल का सचिव

(इकत्तीस) "विनिर्दिष्ट" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा ऐसी

सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट,

(बत्तीस) "वर्ष से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर

आगामी वर्ष के इक्तीस मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष ।

इन नियमों में उपयोग किए गए जिन शब्दों और भावों को यहाँ परिभाषित नहीं किया

गया है, लेकिन कोड में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो कोड में

उन्हें दिया गया है।
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अध्याय-दो

सामाजिक सुरक्षा संगठन
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क. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

संहिता की धारा 6 की उप-धारा (9) के अधीन राज्य असंगठित कर्मकार राज्य

सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन की रीति,

उप-धारा (12) के अधीन मंडल के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति, उनकी

पदावधि और सेवा की अन्य शर्ते, उनके द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण

की जाने वाली प्रक्रिया, और मंडल के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति और

उप-धारा (14) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारोबार के संव्यवहार से

संबंधित प्रक्रिया के नियम-

(1) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन - छत्तीसगढ़

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, संहिता की धारा 6 की

उप-धारा (9) के अधीन गठित मण्डल माना जाएगा, जिसमें समाविष्ट होंगे :-

(एक) श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार, पदेन अध्यक्ष के रूप में,

(दो) सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम विभाग, उपाध्यक्ष के रूप में,

(तीन) एक सदस्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के

रूप में,

(चार) राज्य सरकार द्वारा नामांकित इकतीस सदस्य जिनमें से

(1) सात सदस्य, जो कि असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों,

(2) सात सदस्य, जो कि असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व

करते हो,

(3) दो सदस्य, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हों,

(4) पाँच सदस्य, जो कि नागरिक समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का प्रतिनिधित्व

करते हों,

(5) दस सदस्य, जो कि राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व

करते हों :
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परंतु (1), (2) एवं (4) में नियुक्त किये गये कुल सदस्यों में से

कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के होंगे।

(पांच) राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी को जो सहायक

श्रमायुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मंडल के सदस्य सचिव के

रूप में बिना मतदान की शक्तियों के, अधिसूचित करेगा;

परंतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल

के अध्यक्ष के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा नामांकित अन्य सभी सदस्य श्रम

कल्याण, प्रबंधन, वित्त, विधि और प्रसरकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

पदावधि. - नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (चार) के अधीन नियुक्त कोई

सदस्य, मंडल के एक सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के

छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद

धारण करेगा, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो

जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, उप नियम

(1) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए,  ऐसा प्रत्येक सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए

पात्र होगा:

परन्तुक कोई बहिर्गामी सदस्य, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति

राजपत्र में अधिसूचित होने तक, पद पर बना रहेगा।

(3) त्यागपत्र.  -

(एक) नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (चार) के अधीन नियुक्त सदस्य, राज्य

सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(दो) त्याग-पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील

होगा।

(4) पद में रिक्ति नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (चार) के अधीन नियुक्त सदस्य

द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि -

(एक) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित

कर दिया गया हो; या

(दो) वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य

सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
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(तीन) वह एक नियोक्ता के रूप में, किसी भी श्रम संहिता के तहत् न्यायालय द्वारा

निर्णित किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है; या

(चार) वह केंद्र या राज्य सरकार का मंत्री, लोकसभा या राज्य विधानमंडल का

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या राज्यों की परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है।

परन्तु उपरोक्त अयोग्यता मंडल के पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

(पांच) संहिता की धारा 6 की उप-धारा (10) के खंड (घ) के उप खंड (तीन) के

अधीन नाम निर्देशित वह सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नही रहेगा यदि वह

विधानसभा, जिसके द्वारा वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, का सदस्य

नहीं रह जाता ।

(छः) वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना मंडल या उसकी किसी समिति की लगातार

तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(सात) राज्य सरकार की राय में, अपने पदीय स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया

है कि उस सदस्य का पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है या

अन्यथा सरकार की राय में ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए

अनुपयुक्त या अनुचित है; या

(आठ) असंगठित श्रमिकों या उनके नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

रूप में, उन्होंने पर्याप्त रूप से उनका प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है;

के

परन्तु किसी भी व्यक्ति को खण्ड (छ), (सात) और (आठ) के तहत्

तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को यह कारण बताने

का अवसर नहीं दिया गया है कि, उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए,

(नौ) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला उसका

कोई भी सदस्य तत्पश्चात् उस क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखने वाला

पाया जाता है,  राज्य सरकार द्वारा उन्हें हटा दिया जायेगा।

(5) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना. किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, या

अन्यथा उद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य,

उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, की पदावधि की शेष

कालावधि तक पद धारण करेगा।

(6) रिक्त पदों को भरने का प्रबंध - जब मण्डल की सदस्यता में कोई रिक्ति उद्भूत

होती है या होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष, राज्य सरकार को एक सूचना
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सौंपेंगे और इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,

रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति को नामांकित कर सकती है, इस प्रकार

नामांकित व्यक्ति, उस सदस्य, जिसके स्थान पर वह नामांकित है, के पद के शेष

अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(7) पता बदलना. यदि कोई सदस्य अपना पता परिवर्तित करता है, तो वह मण्डल के

सदस्य सचिव को अपना नया पता सूचित करेगा, जो इसके बाद कार्यालयीन

अभिलेख में उसका नया पता दर्ज करेगाः

परंतु यदि कोई सदस्य अपने नए पते को सूचित करने में विफल

रहता है, तो सभी उद्देश्यों के लिए कार्यालयीन अभिलेख में दिए गए पते को सदस्य

का सही पता माना जाएगा।

(8) मंडल का बैठक एवं गणपूर्ति -

(एक) मंडल का सम्मेलन सामान्यतः प्रत्येक तीन माह में एक बार होगा:

परन्तु अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित

में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, उसका विशेष बैठक बुला

सकेगा।

(दो) मंडल के किसी बैठक में कोई काम-काज तब तक संपादित नहीं किया

जाएगा, जब तक कि कम से कम 12 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से

कम से कम तीन सदस्य, उनमें से होंगे,  जो नियम 3 के उप नियम (1) के

खण्ड (एक), (दो), (तीन) एवं (चार) के अधीन नियुक्त किए गए हों।

(9) बैठक की सूचना और कारोबार की सूची. प्रत्येक बैठक की तारीख,  समय तथा

स्थान सूचित करने वाली सूचना, बैठक में संपादित किए जाने वाले कारोबार की

सूची के साथ, बैठक से पन्द्रह दिन पूर्व मण्डल द्वारा पृथक रूप से प्रत्येक सदस्य

को पंजीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी;

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो

उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, बैठक बुलाते हैं, तो कम से कम तीन

दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

(10) अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. अध्यक्ष, मंडल के समस्त बैठकों की

अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष, मंडल के बैठक में उपस्थित रहने में किसी

कारण से असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
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(11) कारोबार का संपादन. - ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल के किसी बैठक के समक्ष

आए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए

जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में,

उपाध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(12) बैठक का कार्यवृत्त - मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की

जाएगी तथा मंडल की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, बैठक के

पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को

वितरित की जाएगी। ऐसी पुष्टि के पश्चात् वे, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित

की जाएंगी, जिसे स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(13) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते. मंडल तथा उसकी उप समितियों की

बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्यों को राज्य सरकार

के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता

संदत्त किया जाएगा।

(14) मंडल की उप समितियां.-

(एक) मंडल, ऐसी उप समितियां गठित कर सकेगा, जैसा कि वह उसके

कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे ।

(दो) प्रत्येक उप समिति की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा स्वयं अथवा

अध्यक्ष द्वारा उप समितियों हेतु नामित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा

उसमें असंगठित कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का

प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी।

(तीन) उप-समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप समिति के उपस्थित

सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में किसी एक सदस्य

को नामित करेंगे।

(चार) उप-समिति के बैठक में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया

जायेगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई

सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें से नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

सदस्यों में से कम से कम एक तथा असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व

करने वाले सदस्यों में से कम से कम एक होगा।
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(पाँच) तदर्थ प्रयोजन की अल्प अवधि के लिए गठित उप-समिति को छोड़कर,

उप-समितियों का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का

होगा, किन्तु उप समिति, जब तक की नई उप समिति का गठन नहीं

होता है, कार्य करती रहेगी, किन्तु किसी दशा में, कोई उप समिति,

उसके गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए

कार्य नहीं करेगी।

(छः) प्रत्येक उप समिति की अनुशंसाए, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चिय के

लिए रखी जाएंगी।

(15) सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारी की नियुक्ति -

(एक) मंडल, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, छत्तीसगढ़ सरकार के एक

अधिकारी को जो कि सहायक श्रमायुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का

न हो, मण्डल का सचिव नियुक्त करेगी।

(दो) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा,

जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक

समझे  :

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक

कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित न कर

दिया गया हो।

(16) मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य -

(एक) संहिता की धारा 6 की उप-धारा (15) के अधीन मंडल अपने कर्तव्यों के

निष्पादन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएगा, मंडल विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक

सुविधा या प्रसूविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा

अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अवधारित करते हुए एक योजना, जो

इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, तैयार करेगा और

राज्य सरकार को अनुशंसित करेगा-

(1) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसुविधाएं देय होंगी;

(2) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्ररूप;

(3) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(4) संवितरण के लिए प्रक्रिया, और
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(दो) मंडल, संहिता के प्रसरकार संबंधी बिन्दुओं पर, समय समय पर राज्य

सरकार को सलाह दे सकेगा।

(तीन) मंडल, अन्य ऐसे कार्य करेगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार संहिता

के अध्याधीन मंडल को निर्दिष्ट करे ।

(17) मंडल के अधिकारियों और कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें.-

(एक) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते,

भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि

राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल द्वारा अवधारित की जाये।

(दो) यदि किसी विशिष्ट मामले में,  किसी उपबंध के निर्वाचन या उसके लागू

होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो, तो मामला राज्य

सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम

होगा।

ख. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

संहिता की धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन भवन कर्मकार कल्याण मंडल के

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें, देय वेतन तथा अन्य

भत्ते, तथा ऐसे सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, उप-धारा (5) के

खण्ड (ग) के अधीन उक्त मण्डल के सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों

की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें, देय वेतन और भत्ते.-

(1) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन -

"छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को संहिता की धारा

7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित मंडल के रूप में माना जाएगा। मंडल में

निम्नलिखित सम्मिलित होंगे.

(एक) अध्यक्ष श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित

कोई व्यक्ति;

(दो) एक सदस्य, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;



364 (12)

(2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

(तीन) व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 34

की उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त मुख्य निरीक्षक सह सुकारक, पदेन

सदस्य के रूप में;

(चार) चार सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, जो कि शासकीय

विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से श्रम विभाग का एक तथा वित्त

विभाग का एक प्रतिनिधि होगा तथा दो सदस्य, भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कार्य से संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि होंगे,

(पांच) पाँच सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, जो कि भवन एवं

अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों, और

(छः) पाँच सदस्य, राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त किए जायेंगे, जो कि भवन एवं

अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों

परंतुक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण

मंडल में राज्य सरकार, नियोजकों और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों

का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में सदस्य शामिल होंगे। यह

सुनिश्चित किया जाएगा कि मंडल में नियोक्ताओं और श्रमिकों के

प्रतिनिधियों में से कम से कम एक-एक सदस्य महिला होगी।

पदावधि - नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (चार) एवं (पांच के अधीन

नियुक्त कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी

मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर

देता, मंडल के सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के

छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए

पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तुक कोई बहिर्गामी सदस्य, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र

में अधिसूचित होने तक, पद पर बना रहेगा।

(3) त्याग पत्र.-

(एक) नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (चार) तथा (पांच) के अधीन

नियुक्त कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित

लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
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(दो) त्याग-पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील

होगा।

पद में रिक्ति - नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (चार) एवं (पांच) के

अधीन नियुक्त सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा,

यदि -

(एक) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया

घोषित कर दिया गया हो; या

(दो) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य

सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(तीन) एक नियोक्ता के रूप में, वह किसी भी श्रम संहिता के तहत् न्यायालय

द्वारा निर्णित किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है; या

(चार) वह केंद्र या राज्य सरकार का मंत्री, लोकसभा या राज्य विधानमंडल का

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या राज्यों की परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है।

परन्तुक उपरोक्त अयोग्यता मंडल के पदेन सदस्यों पर लागू नहीं

होगा।

(पांच)  वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना मंडल या उसकी किसी समिति की

लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(छः) राज्य सरकार की राय में, अपने पदीय स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग

किया है कि उस सदस्य का पद पर बने रहना जनहित के लिए

हानिकारक है या अन्यथा ऐसी सरकार की राय में ऐसे सदस्य के रूप

में बने रहने के लिए अनुपयुक्त या अनुचित है; या

(सात) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों या उनके नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व

करने वाले सदस्य के रूप में, उन्होंने पर्याप्त रूप से उनका प्रतिनिधित्व

करना बंद कर दिया है।

परन्तु किसी भी व्यक्ति को खण्ड (पांच), (छ) और (सात) के

तहत् तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को यह

कारण बताने का अवसर नहीं दिया गया है कि, उसे क्यों नहीं हटाया

जाना चाहिए।
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(5) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना. - किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र

के कारण या अन्यथा उद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त

किया गया सदस्य, उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है,

की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा।

(6) प्रत्येक मंडल का बैठक एवं गणपूर्ति -

(एक) मंडल की बैठक सामान्यतः तीन मास में एक बार होगी:

परन्तुक अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से

लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, उसकी

विशेष बैठक बुला सकेगा।

(दो) मंडल के किसी बैठक में कोई कारोबार तब तक संपादित नहीं किया

जाएगा, जब तक कि कम से कम 6 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से

कम से कम एक सदस्य उनमें से होंगे, जो नियम 4 के उप नियम (1)

के खण्ड (चार) के अध्यधीन नियुक्त किये गये हों।

(7) बैठक की सूचना और कारोबार की सूची. प्रत्येक बैठक की तारीख, समय तथा

स्थान सूचित करने वाली सूचना, बैठक में संपादित किए जाने वाले कारोबार की

सूची के साथ, बैठक से पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा

या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी :

(8)

परन्तुक जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो

उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, बैठक बुलाते हैं, तो कम से कम तीन

दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

बैठकों की अध्यक्षता.  - अध्यक्ष, मंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और

यदि अध्यक्ष, मंडल के बैठक में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो

अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई सदस्य तथा ऐसा नामनिर्देशन न होने

पर, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके बीच से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य,

बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(9) कारोबार का संपादन.  - ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल की किसी बैठक के समक्ष आए,

उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे

और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने

वाले व्यक्ति का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा।
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(10) बैठक के कार्यवृत्त.  - मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी

तथा मंडल की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, बैठक के पश्चात्,

यथासंभव शीघ्र, अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद, समस्त सदस्यों को वितरित की

जाएगी। ऐसी पुष्टि के पश्चात्, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी,  जिसे

स्थायी अभिलेख के लिए रखा जाएगा।

(11) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते. मंडल तथा उसकी उप समितियों की बैठकों में

उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी

अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा  भत्ता तथा दैनिक भत्ता संदत्त किया

जाएगा।

(12) मंडल की उप-समितियां - (एक) मंडल, ऐसी उप समितियाँ गठित कर सकेगा,

जैसा कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे ।

(दो) प्रत्येक उप समिति की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा

उसमें भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का

प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी।

(तीन) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप समिति के उपस्थित सदस्य, बैठक की

अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक का निर्वाचन करेंगे।

(चार) उप-समिति की बैठक में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया

जायेगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य

उपस्थित न हों, और उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक-एक सदस्य

नियोजक एवं कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले न हों।

(पांच) तदर्थ प्रयोजन की अल्प अवधि के लिए गठित उप समिति को छोड़कर,

किसी उप-समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का

होगा:

परन्तुक उप समिति, जब तक कि नई उप समिति का गठन नहीं

होता है, कार्य करती रहेगी :

परन्तुक यह और कि किसी भी दशा में कोई उप समिति, उसके मूल

गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के परे कार्य नहीं करेगी।

(छः) प्रत्येक उप समिति की अनुशंसाएं, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चिय के लिए

रखी जाएगी।
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(13) क्षेत्रीय कार्यालय.  - मंडल, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उतने क्षेत्रीय कार्यालय

खोल सकेगा, जितने वह संहिता के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के

लिए आवश्यक समझे ।

(14) मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य. (एक) मंडल, संहिता की धारा 7 की उप-धारा (6)

के अधीन निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा -

(दो)

(क) निधि के प्रसरकार से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के

विनिधान के लिए नीतियां अभिकथित करना सम्मिलित है;

(ख) संहिता के अधीन सरकार को वार्षिक बजट, वार्षिक सूचना तथा संपरीक्षित

लेखे प्रस्तुत करना;

(ग) संहिता के उपबंधों के अनुसार लेखाओं का समुचित अनुरक्षण तथा

उनका वार्षिक संपरीक्षण;

(घ) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण;

(ङ) संहिता में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन विहित कृत्यों का पालन करना;

(च) मंडल, समय-समय पर सरकार को ऐसी जानकारी देगा, जैसा कि वह

उचित समझे ।

प्रक्रियात्मक और प्रसुविधाओं से संबंधित अन्य अवशिष्ट मामलों को अवधारित

करते हुये बोर्ड द्वारा योजनाओं की अधिसूचना-

मंडल, विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसुविधाओं के समूह के

बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को

अधिकथित करते हुए एक योजना, जो संहिता तथा इन नियमों में उपबंधित

है, तैयार करेगा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, योजना को

अधिसूचित करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे-

(क) वे दरें,  जिन पर विभिन्न प्रसुविधाएं देय होंगे;

(ख) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्ररूप,

(ग) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(घ) संवितरण के लिए प्रक्रिया; और

(ङ) कोई अन्य आनुषंगिक मामले ।
























































































































































































































































































































































































































































































